परम आदरणीय महोदय




विषय -अध्यक्ष, याचिकाओं पर समिति ,को एनवीएस कर्मचारियों के सीसीएस पेंशन मामले की सिफारिश करने के संबंध में अनुरोध।
 माननीय महोदय 
हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हाल ही में 1-1 -2004 से पहले शामिल हुए कई संस्थानों को सीसीएस पेंशन की मंजूरी दी गई है जबकि एनवीएस कर्मचारियों की पेंशन फाइल को कट ऑफ डेट 1-1-1986 तथा गैर उत्पादक संस्थान के कारण लंबित रखा गया है ।एनसीईआरटी को मॉडल स्कूलों को चलाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी 5-8-1985 को दी गई थी और 28-10 -1985  को आवश्यक फंड जारी किया गया था और पहली भर्ती उसी वर्ष की गई थी। जो 28 फरवरी 1986 को एनवीएस के रूप में रजिस्टर्ड हुई थी इसलिए समिति और उसके कर्मचारी कट ऑफ डेट से पहले अस्तित्व में आ गए थे ।
शिक्षा मंत्रालय के तहत मौजूद स्वायत्त निकाय जो कट ऑफ डेट 1-1 -1986 के बाद अस्तित्व में आए उन सभी को सी सी एस/ एनयूटी पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है जबकि नवोदय कर्मचारियों को इससे वंचित किया गया है।
 माननीय महोदय जी आपसे निवेदन है कि याचिका समिति को हमारे वास्तविक मामले की सिफारिश करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर कट ऑफ डेट ,जो कुछ दिनों की बहुत ही नगण्य अवधि है, को नजरअंदाज करने के लिए कहे ताकि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से वंचित ना किया जा सके।
 यह सरकार की नीति थी कि वंचित वर्ग के ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें उनके माता-पिता से किसी प्रकार का दान डोनेशन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह कर्मचारियों की गलती नहीं है ।इसलिए हम माननीय महोदय से अनुरोध करते हैं कि कट ऑफ डेट की  नगण्य तकनीकी गड़बड़ी को और गैर सृजन संस्था के मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए वित्त विभाग के  व्यय विभाग को इस मामले की सिफारिश करें ,और उन हजारों कर्मचारियों को बचाएं जिन्होंने ग्रामीण  वंचित वर्ग के लिए ईमानदारी से सेवा करते हुए अपना खून पसीना एक किया है, और कर रहे हैं। 
माननीय महोदय आपकी सशक्त सिफारिश हम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद गंभीर वित्तीय मुद्दों की पीड़ा से सुरक्षित रखेगी।
